राष्ट्रीय रोजगार सेवा
1. ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

राष्ट्रीय रोजगार सेवा (एनईएस) जुलाई 1945  में अस्तित्व में आयी। इसका उद्देश्य तत्कालीन पुनर्वास और रोजगार महानिदेशालय (डीजीआरएवंई) जिसे अब रोजगार और प्रशिक्षण महानिदेशालय (डीजीईएवंटी) कहा जाता है, द्वारा नियंत्रित रोजगार कार्यालयों के नेटवर्क के माध्यम से रक्षा सेवा में सेवा मुक्त और कार्यमुक्त युद्ध कर्मियों का नागरिक जीवन में पुनर्वास करना था। स्वतंत्रता के बाद इस निदेशालय को पाकिस्तान से विस्थापित हुए लोगों से जुड़े कार्य भी सौंपे गए। बाद में, निदेशालय के दायरे का विस्तार कर 1948 के शुरू में उसे रोजगार चाहने वालों की सभी श्रेणियों को रोजगार सेवा उपलब्ध की जिम्मेदारी सौंपी गई। प्रशिक्षण और रोजगार सेवा समिति (1952 में गठित शिव राव समिति) की अनुशंसाओं के अनुरूप रोजगार कार्यालयों के दिन प्रतिदिन के प्रशासनिक नियंत्रण को 1.11.1956 से राज्य सरकारों/केंद्र शासित क्षेत्रों के प्रशासन को हस्तांतरित कर दिया गया।
वर्तमान राष्ट्रीय रोजगार सेवा. राष्ट्रीय रोजगार संगठन सर्विस पर आईएलओ कन्वेंशन नंबर 88 के वैचारिक ढांचे के दायरे में काम करती है। सेवाएं मुफ्त में दी जाती हैं। इसका प्राथमिक उद्देश्य नियमित रोजगार या स्व रोजगार के जरिए रोजगार चाहने वालों के लिए व्यवस्था करना है। रोजगार चाहने वालों की रोजगार संभावनाएं और अधिक बढ़ाने के लिए रोजगार बाजार की जानकारियां,  करियर काउंसिलिंग और व्यावसायिक दिशा-निर्देशन इस प्रणाली में स्वत: समाहित हैं। रोजगार सेवा के नेटवर्क में राज्य सरकारों द्वारा संचालित लगभग 940 रोजगार कार्यालय हैं। निजी नियोजन एजेंसियां भी संगठित क्षेत्र के विशेषज्ञतायुक्त क्षेत्रों की जरूरतों को पूरा करने के लिए मुख्य रूप से शहरी क्षेत्र में सीमित स्तर पर काम कर रही हैं। उपरोक्त लक्ष्यों को हासिल करने में ऐसी जो एजेसियां मदद कर रही हैं, वे नौकरी चाहने वालों और रोजगारप्रदाताओं से अलग अलग राशि लेती हैं। 
2 राष्ट्रीय रोजगार सेवा (एनईएस) के कार्य
राष्ट्रीय रोजगार सेवा और उसके लिए रोजगार कार्यालय आईएलओ कन्वेंशन नंबर 88 के दायरे में अधिनियमित रोजगार कार्यालय (रिक्तियों की अनिवार्य अधिसूचना) अधिनियम 1959 के तहत काम करते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के सभी प्रतिष्ठानों और निजी सेक्टर के गैर कृषि प्रतिष्ठानों जिनमें 25 या उससे अधिक कर्मी हों, उनके लिए अधिनियम के तहत रिक्तियों की अधिसूचना जारी करना जरूरी है। अधिनियम के तहत ऐसे रोजगारप्रदाताओं के लिए इम्पलायमेंट रिटर्न (ईआर1 और ईआर2) जारी करना बाध्यकारी है जिनके तहत रोजगार, खाली जगहों, रिक्त पदों में व्यक्तियों की भर्ती की विधि, कर्मचारियों के व्यावसायिक वितरण और उन व्यवसायों के बारे में  शैक्षिक योग्यताओं आदि के बारे में सूचना दी जाती है। इस तरह संक्षेप में राष्ट्रीय रोजगार सेवा के लक्ष्य इस तरह हैं-इसमें इस बात पर अवश्‍य बल दिया जाना चाहिए कि एनईएस रोजगार सृजन के लिए जिम्मेदार नहीं है और न ही यह किसी रोजगार सृजन स्कीम का क्रियान्वयन करती है।
i. अधिसूचित रोजगार, विभिन्न उद्योगों में रोजगार, उपलब्ध, रोजगार की प्रकृति और प्रकार, विभिन्न व्यवसायों के लिए जरूरी योग्यताओं, विभिन्न उद्योगों में रोजगार के उभर रहे ट्रेंड आदि के बारे में जानकारियों का संग्रहण, संकलन करना और प्रचार-प्रसार करना।
ii. मांग (रोजगार अधिसूचना से) और श्रम बाजार में श्रम की आपूर्ति (रोजगार चाहने वालों के पंजीकरण से) का मूल्यांकन और उन्हें समायोजित करना।
iii. श्रमशक्ति नियोजन और प्रबंधन, करियर काउंसिलिंग और पेशेवर दिशा निर्देश के लिए आवश्यक सूचना कोश तैयार करना ताकि रोजगार चाहनेवालों का सही मार्गदर्शन हो सके।
रोजगार बाजार सूचना कार्यक्रम और केन्द्रीय रोजगार अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान का राष्ट्रीय रोजगार सेवा में खास महत्व है। इसके बारे में अधिक जानकारियां अलग से दी गई हैं-
2.1 उपरोक्त लक्ष्यों को हासिल करने के क्रम में राष्ट्रीय रोजगार सेवा जो रोजगार कार्यालय के नेटवर्क के जरिए कार्य करती हैं, निम्नलिखित कार्यों को पूर्ण करती है:
i. रोजगार चाहने वालों का पंजीकरण और नियोजन ताकि मांग और आपूर्ति में उचित संतुलन बना रहे।
ii. श्रम की मांग और आपूर्ति के प्रभावी प्रबंधन, काउंसिलिंग के लिए करियर संबंधी साहित्य  तैयार करने और व्यावसायिक मार्ग दर्शन के लिए डेटा बेस तैयार करने के लिए तिमाही आधार पर रोजगार बाजार की विस्तृत जानकारियों का संग्रह करना।
iii. करियर काउंसिलिंग और व्यावसायिक मार्ग निर्देश
iv. रोजगार चाहने वालों को स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित करने, खासकर ग्रामीण अनौपचारिक क्षेत्र में ऐसा करने के लिए उपलब्ध कौशलों और विपणन योग्य कौशलों का मूल्यांकन करने के लिए क्षेत्र विशिष्ट अध्ययन/सर्वेक्षण आयोजित करना।
v. कुछ राज्य सरकारें रोजगार कार्यालयों के जरिए उनमें पंजीकृत रोजगार चाहने वालों में से कुछ खास श्रेणी के लोगों को अपने संसाधनों से बेरोजगारी भत्ते का भुगतान करती हैं। 
2.2 अपनी शुरुआत से ही राष्ट्रीय रोजगार सेवा ने रिक्तियों की अधिसूचना की वैधानिकता और रोजगार बाजार की सूचनाओं को सामने रखने जैसे मामलों को ध्यान में रखते हुए अपने क्रियाकलापों को अर्थव्यवस्था के उन सेक्टर तक सीमित रखा जिन्हें रोजगार कार्यालय (रोजगार की ्अनिवार्य अधिसूचना) अधिनियम 1959 के तहत कवर किया जाता है। आरंभ में रोजगार कार्यालय में पंजीकृत रोजगार चाहने वालों और रोजगार कार्यालय के जरिए उपलब्ध कराए गए नियोजन में बड़ी संख्या में सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के अभ्युदय और जनशक्ति जरूरतों के पूरा करने के लिए मात्र रोजगार कार्यालय की उपलब्धता के कारण काफी हद तक संतुलन था। इसलिए उस समय सिर्फ पंजीकरण और नियोजन क्रियाकलापों पर मुख्य रूप से ध्यान दिया गया और डाटा बेस के निर्माण, करियर काउंसिलिंग और व्यावसायिक मार्गदर्शन जैसे अन्य वैध क्रियाकलापों को गौण कार्य क्षेत्र माना गया। बाद में कर्मचारी चयन आयोग, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड्स, बैकिंग सर्विस कमिशन जैसी कई सारी भर्ती एजेंसियां सामने आईं और उन्होंने रोजगार कार्यालय के क्रियाकलापों के दायरे को सीमित कर दिया। वास्तव में आज की तारीख में सरकार और सरकार से बाहर के सभी बड़े प्रतिष्ठानों में उनकी अपनी भर्ती एजेंसियां हैं। इस तरह रोजगार कार्यालयों के पास नियुक्ति के निचले स्तर पर कुछ छिटपुट मामले ही रह गए हैं। सुप्रीम कोर्ट के हालिया निर्णयों ने रोजगार प्रदाताओं के लिए अन्य मीडिया में भी रोजगार उपलब्धता की जानकारी विज्ञापित करना और न केवल रोजगार कार्यालयों द्वारा भेजे गए उम्मीदवारों और उम्मीदवारों के चयन के लिए मुक्त विज्ञापन का हुनर देने वाले उम्मीदवारों पर समान रूप से विचार करना जरूरी कर दिया है। इसलिए नियोजन मामले में (नियमित पारिश्रमिक रोजगार) रोजगार कार्यालयों की भूमिका निश्चित रूप से बहुत महत्वपूर्ण नहीं होने जा रही है।
3. रोजगार सेवा के संबंध में लोगों की सोच
आम तौर पर लोगों का मानना है कि रोजगार कार्यालय सिर्फ रोजगार प्रदान करता है। उनका मानना है कि ये सिर्फ नियोजन एजेंसियां और पारिश्रमिक वाला रोजगार हासिल करने के स्रोत हैं। यह सोच रोजगार कार्यलयों के कार्यों के अनुरूपि नहीं है। रोजगार चाहने वालों के नियोजन को रोजगार कार्यालय को रिक्तियों की अधिसूचना के संदर्भ में देखना होगा जो इस समय बहुत अहम नहीं है। इसलिए इंतजार का समय काफी लंबा रहने वाला है।
4. वर्तमान रोजगार परिदृश्य बनाम रोजगार कार्यालय प्रचालन
वर्तमान में संगठित क्षेत्र के रोजगार में कमी आ रही है। अभी तक रोजगार कार्यालय की रणनीति मुख्य रूप से उन रोजगार की पहचान करना थी जिनका सृजन सार्वजनिक क्षेत्र में किया जाता था। निजी क्षेत्रों द्वारा सृजित रोजगार पर उतना ध्यान नहीं दिया गया। इसलिए रोजगार कार्यालय द्वारा मुख्य रूप से पब्लिक सेक्टर यानी सार्वजनिक क्षेत्र में ही नियोजन किया गया। लेकिन अब संगठित क्षेत्र (सार्वजनिक और निजी दोनों) द्वारा सृजित रोजगार, रोजगार कार्यालय में पंजीकृत रोजगार चाहने वालों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए काफी नहीं रह गए हैं। वर्तमान परिदृश्य में किसी रोजगार चाहने वाले से उम्मीद की जाती है कि वह अपना नाम प्रायोजित होने के लिए लंबे समय तक प्रतीक्षा करे।
5. निजी नियोजन एजेंसियां
निजी नियोजन एजेंसियां सामान्य तौर पर बड़े औद्योगिक प्रतिष्ठानों में नियोजन पर विचार करती हैं। वे राष्ट्रीय रोजगार सेवा,  उनके व्यक्तिगत सम्पर्क, अखबारों और पत्रिकाओं में छपीं सार्वजनिक अधिसूचनाओं और इंटरनेट पर उपलब्ध जानकारियों के जरिए संगहीत डेटा का उपयोग करती हैं। वे सामान्य तौर पर रोजगार चाहने वालों और रोजगार प्रदाताओं से अपनी सेवा के लिए फीस लेती हैं। ये एजेंसियां मुख्य रूप से बड़े शहरों में काम करती हैं और मौटे तौर पर इनकी अनुमानित संख्या लगभग 800 है। ये एजेंसियां काफी छोटी भी होती हैं। इन्हें एक या दो व्यक्ति ही चलाते हैं और मुख्य तौर पर नियोजन पर ही ध्यान देती हैं। फर्जी नियोजन एजेंसियां भी हैं। ये रोजगार चाहने वालों से कुछ उद्योगों या एजेंटों की मिलीभगत से फर्जी साक्षात्कार आयोजित करवाती हैं। इसलिए रोजगार चाहने वालों को उनकी सेवाओं का उपयोग करने में सचेत रहना चाहिए।
